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“भारत में नाग�रक पु�लिस के दु�र्व्यवहार, उत्पीड़न या सत्ता के दुरुपयोग की �शिकायत कैसे कर सकता है, पु�लिस �शिकायत प्रा�धिकरण

और प्रकाशि �संह �न�र्देशि क्या हैं, और मानवा�धिकार आयोगों तथा अ�ालितों के ज�रए क्या उपाय मौजू� हैं?”

भारित में प�ुलिस दु�र्चवहारि, उत्पीड़न औरि सत्ता के दुरुपयोग के
�खिलिाफ �शिकायत द�र्च करिान ेकी प्र�क्रिया, प�ुलिस �शिकायत
प्रा�धिकरिण (PCA) औरि प्रकाशि �सहं �नदर्देशिों का काननूी �वश्लषेण
तथा अदालितों एव ंमानवा�धिकारि आयोगों के ��रिए उपलिब्ध उपाय

सारिांशि

भारत में नाग�रक पु�लिस के दु�र्व्यवहार, उत्पीड़न या सत्ता के दुरुपयोग के �खिलिाफ पु�लिस �शिकायत प्रा�धिकरण (PCA),

मानवा�धिकार आयोगों (NHRC/SHRC) और संबं�धित न्या�यक म�जिस्टे्रट के समक्ष �शिकायत दजिर्व्य कर सकते हैं। उच्चतम

न्यायालिय ने ऐ�तहा�सक �नणर्व्यय Prakash Singh v. Union of India (2006) में गंभीर पु�लिस कदाचार की जिांच के �लिए

�जिलिा और राज्य स्तर पर स्वतंत्र पु�लिस �शिकायत प्रा�धिकरणों के गठन का अ�नवायर्व्य �नदर्देशि �दया था। य�द पु�लिस �कसी संज्ञेय

अपराधि की �शिकायत पर प्राथ�मकी (FIR) दजिर्व्य नहीं करती या स्वयं दु�र्व्यवहार करती है, तो नाग�रक के पास अनुचे्छद 226 के

तहत सीधिे उच्च न्यायालिय में जिाने के बजिाय CrPC/BNSS के तहत म�जिस्टे्रट के समक्ष वैक��पक और प्रभावी वैधिा�नक उपचार

(जिैसे धिारा 156(3) या 200) उपलिब्ध हैं।

स त्या�प त  मु क द मे

25
17 उच्च न्यायालिय · 8 सवर्वोच्च न्यायालिय

सं �व �धि याँ

4
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I. �वस्तृत �वश्लेषण

मु ख्य �स द्धांत

01 प्रकाशि �सर्चिह �नदर्देशि और पु�लिस �शिकायत प्रा�धिकरण (PCA) का गठन

Prakash Singh v. Union of India में �दए गए �नदर्देशिों के तहत पु�लिस बलि को बाहरी राजिनी�तक दबाव से मुक्त करने और उसकी

जिवाबदेही तय करने के �लिए �जिलिा स्तर और राज्य स्तर पर पु�लिस �शिकायत प्रा�धिकरणों की स्थापना अ�नवायर्व्य की गई है, �जिसकी वतर्व्यमान

�स्थ�त को Suman Meena v. State of Rajasthan (2024) में राज्य के �लिए बाध्यकारी बताया गया है।

02 PCA के अ�धिकार क्षेत्र की वैधिा�नक सीमाएँ

प्रा�धिकरण का क्षेत्रा�धिकार गंभीर पु�लिस कदाचार (जिैसे �हरासत में मृत्यु, बलिात्कार, गंभीर चोट, जिबरन वसूलिी, या सत्ता के दुरुपयोग) तक

सी�मत है। PCA के पास स्वयं पु�लिस स्टेशिन को FIR दजिर्व्य करने या नए �सरे से जिांच शिुरू करने का �नदर्देशि देने की न्या�यक शि�क्त नहीं है,

यह कायर्व्य केवलि CrPC/BNSS के तहत न्यायालियों का है, जिैसा �क S. Ramesh v. The Chairman, Police Complaints

Authority (2019) में प्र�तपा�दत �कया गया है।

03 मानवा�धिकार आयोग (NHRC/SHRC) की भू�मका और प�रसीमा

मानवा�धिकार संरक्षण अ�धि�नयम के तहत ग�ठत आयोग लिोक सेवकों के �खिलिाफ मानवा�धिकार उ�लिंघन की �वस्तृत जिांच कर मुआवजिा

और अ�भयोजिन की �सफा�रशि कर सकते हैं, लिे�कन अ�धि�नयम की धिारा 36(2) के अनुसार वे घटना के एक वषर्व्य के बीत जिाने के बाद �कसी

मामलिे की जिांच नहीं कर सकते, जिैसा �क N.C. Dhoundial v. Union of India (2003) में न्या�यक सीमा के रूप में स्था�पत �कया

गया है।

04 वैक��पक वैधिा�नक उपचार का �सद्धांत (Alternative Remedy)

पु�लिस �न��ष्क्रियता या दु�र्व्यवहार के �वरुद्ध सीधिे अनुचे्छद 226 के तहत उच्च न्यायालिय में �रट या�चका स्वीकायर्व्य नहीं है; नाग�रकों को पहलिे

CrPC की धिारा 154(3), 156(3) या धिारा 200 के तहत म�जिस्टे्रट के समक्ष उपलिब्ध प्रभावी उपचारों का सहारा लिेना चा�हए, जिैसा �क 

Krishnkant Chourasiya v. The Establishment of Lokayukta Madhya Pradesh (2023) में स्पष्ट �कया गया है।

05 परमादेशि (Mandamus) की सीमाएं

उच्च न्यायालिय केवलि तभी परमादेशि जिारी कर सकता है जिब �कसी वैधिा�नक या लिोक कतर्व्य� (public duty) के �न�पादन में �वफलिता

हुई हो, और यह उपाय ��क्तगत �हतों को साधिने या पु�लिस अ�धिका�रयों को डराने के उदे्दश्य से लिाई गई या�चकाओं के �लिए उपलिब्ध नहीं

है, जिैसा �क S. Chandran v. The Superintendent of Police (2019) में अ�भ�नधिार्व्य�रत �कया गया है।

न्यायालि यों ने  इ से  कै से  लिागू  �क या

I · �वस्तृत �वश्लेषण
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स वर्वो च्च  न्यायालि य  का

दृ �ष्टि कोण
सवर्वोच्च न्यायालिय ने स्पष्ट �कया है �क थानों और जिेलिों में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लिगाना और मानवा�धिकार

आयोगों का सुचारू संचालिन मानवा�धिकारों के संरक्षण के �लिए अ�नवायर्व्य वैधिा�नक दा�यत्व हैं (Dilip K. Basu

v. State of West Bengal (2015))। साथ ही, गंभीर पु�लिस दु�र्व्यवहार और फजिर्जी मुठभेड़ों की �स्थ�त में

केवलि �वत्तीय मुआवजिा देना ही पयार्व्यप्त नहीं है, ब��क स्वतंत्र जिांच एजिें�सयों (जिैसे CBI) द्वारा �न�पक्ष

आपरा�धिक अ�भयोजिन आवश्यक है (Extra Judl. Exec. Victim Families Assn. v. Union of

India (2017))।

उ च्च  न्यायालि य  की

�भ न्न ताएँ
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेशि उच्च न्यायालियों का यह सुस्था�पत रुखि है �क पु�लिस द्वारा प्राथ�मकी दजिर्व्य न �कए

जिाने पर सीधिे उच्च न्यायालिय में आने के बजिाय म�जिस्टे्रट का दरवाजिा खिटखिटाना चा�हए (Raju Sinha v.

State of Chhattisgarh (2019), Brajesh Sharma v. State of M.P. (2019))। वहीं, मद्रास

उच्च न्यायालिय ने पुदुचेरी क्षेत्र में PCA के उन आदेशिों को अवैधि घो�षत �कया जिो उसके क्षेत्रा�धिकार से बाहर

जिाकर पु�लिस को FIR दजिर्व्य करने के �नदर्देशि दे रहे थे (S. Ramesh v. The Chairman, Police

Complaints Authority (2022))।

अ �न णर्णी त  के्ष त्र  या �े ताव �न याँ

NHRC में पु�लिस पृष्ठभू�म के सदस्यों की �नयु�क्त पर मतभेद

People's Union for Civil Liberties v. Union of India (2005) में उच्चतम न्यायालिय की दो न्यायाधिीशिों की खिंडपीठ में इस बात को

लिेकर गंभीर मतभेद (split) देखिा गया �क क्या NHRC में पु�लिस पृष्ठभू�म वालिे ��क्त की �नयु�क्त �न�पक्षता के जिन�वश्वास को प्रभा�वत कर
सकती है, और इस जि�टलि कानूनी प्रश्न को बड़ी पीठ के सुपुदर्व्य �कया गया।

भार त  में  पु �लि स  दु �र्व्य व हार ,  उ त्पीड़ न  औ र  स त्ता के  दु रु प योग … I · �व स्तृत  �व शे्ल ष ण
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II. सां�व�धिक प्रावधिान 4  प्राव धिान

SECTION 18, PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ACT, 1993 — STEPS DURING OR ON COMPLETION OF INQUIRY

यह धिारा मानवा�धिकार आयोग द्वारा की जिाने वालिी जिांच के दौरान या पूरा होने के बाद उठाए जिाने वालिे कदमों को �न�दर्चिष्ट करती है, �जिसमें पी�ड़त
या उसके प�रवार के �लिए मुआवजिे की �सफा�रशि करना, दोषी लिोक सेवक के �खिलिाफ अ�भयोजिन शिुरू करने की �सफा�रशि करना या �नदर्देशिों के
�लिए उच्च न्यायालिय/सवर्वोच्च न्यायालिय का रुखि करना शिा�मलि है।

"The Commission may take any of the following steps during or upon the completion of an inquiry

held under this Act, namely :— (a) where the inquiry discloses the commission of violation of

human rights or negligence in the prevention of violation of human rights or abetment thereof by a

public servant, it may recommend to the concerned Government or authority — (i) to make

payment of compensation or damages to the complainant or to the victim or the members of his

family as the Commission may consider necessary; (ii) to initiate proceedings for prosecution or

such other suitable action as the Commission may deem fit against the concerned person or

persons; (iii) to take such further action as it may think fit; (b) approach the Supreme Court or the

High Court concerned for such directions, orders or writs as that Court may deem necessary; (c)

recommend to the concerned Government or authority at any stage of the inquiry for the grant of

such immediate interim relief to the victim or the members of his family as the Commission may

consider necessary;" उद्धतृ: Dilip K. Basu v. State of West Bengal, N.C. Dhoundial v. Union of India

SECTION 12, PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ACT, 1993 — FUNCTIONS OF THE COMMISSION

यह धिारा मानवा�धिकार आयोग के कायर्यों का �ववरण देती है, �जिसमें लिोक सेवक द्वारा मानवा�धिकारों के उ�लिंघन या ऐसे उ�लिंघन को रोकने में
लिापरवाही की �शिकायतों की स्वतः संज्ञान या या�चका पर जिांच करना और न्यायालिय की मंजिूरी से मानवा�धिकार संबंधिी कायर्व्यवाही में हस्तक्षेप
करना शिा�मलि है।

"The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:- (a) inquire, suo

motu or on a petition presented to it by a victim or any person on his behalf into complaint of (i)

violation of human rights or abetment thereof; or (ii) negligence in the prevention of such

violation, by a public servant; (b) intervene in any proceeding involving any allegation of violation

of human rights pending before a court with the approval of such court;" उद्धतृ: Dilip K. Basu v. State

of West Bengal, N.C. Dhoundial v. Union of India

II · सां�व�धिक प्रावधिान
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ARTICLE 141, CONSTITUTION OF INDIA — LAW DECLARED BY SUPREME COURT TO BE BINDING ON ALL

COURTS

यह प्रावधिान अ�नवायर्व्य करता है �क सवर्वोच्च न्यायालिय द्वारा घो�षत कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी
होगा।

"141. Law declared by Supreme Court to be binding on all courts.—The law declared by the

Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India." उद्धतृ: Sanjay Singh

Rathore v. State of Chhattisgarh, Kishore Kumar Agrawal v. State of Chhattisgarh, Devlal Sahu v.

State of Chhattisgarh, Raju Sinha v. State of Chhattisgarh, People's Union for Civil Liberties v. Union

of India, Ramesh Ahluwalia v. State of Punjab & Ors., Dileep Kumar Pandey v. Union of India &

Ors., Union of India v. Bharat Forge Ltd., S. Ramesh v. The Chairman, Police Complaints Authority

(2019), S. Chandran v. The Superintendent of Police, Rahul Shrivas v. State of Madhya Pradesh,

Krishnkant Chourasiya v. The Establishment of Lokayukta Madhya Pradesh, Brajesh Sharma v.

State of M.P., Suman Meena v. State of Rajasthan

SECTION 173, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 — INFORMATION IN COGNIZABLE CASES

यह धिारा संज्ञेय मामलिों में सूचना की �रपो�टर्चिग और पंजिीकरण की प्र�ष्क्रिया प्रदान करती है, �जिसके तहत मौ�खिक या इलिेक्ट्रॉ�नक माध्यम से दी गई

सूचना के आधिार पर प्राथ�मकी (FIR) दजिर्व्य की जिाती है।

"Section 173. Information in cognizable cases (1) Every information relating to the commission of a

cognizable offence, irrespective of the area where the offence is committed, may be given orally or

by electronic communication to an officer in charge of a police station, and if given— (i) orally, it

shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant; and

every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be

signed by the person giving it; (ii) by electronic communication, it shall be taken on record by him

on being signed within three days by the person giving it, and the substance thereof shall be

entered in a book to be kept by such officer in such form as the State Government may by rules

prescribe in this behalf:" उद्धतृ: इस सूची के मुकदमों में सीधिे उद्धतृ नहीं

भार त  में  पु �लि स  दु �र्व्य व हार ,  उ त्पीड़ न  औ र  स त्ता के  दु रु प योग … II · सां�व �धि क  प्राव धिान
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III. च�चर्चित मुकदमे 2 5  मु क द मे  ·  सार णी

# मु क द मा न्यायालि य व षर्च मु ख्य �न णर्च य

01 Menino Santana Fernandes v. State of
Goa
HCBM050022162025

BOMBAY HIGH COURT 2025 SPCA का अ�धिकार क्षेत्र केवलि गंभीर पु�लिस कदाचार
तक सी�मत है।

02 Suman Meena v. State of Rajasthan
RJHC020328332024

HIGH COURT OF

RAJASTHAN

2024 राज्यों को प्रकाशि �सर्चिह �नदर्देशिों के अनुरूप पु�लिस
�शिकायत प्रा�धिकरण का गठन करना चा�हए।

03 S. Ramesh v. The Chairman, Police
Complaints Authority
HCMA011247212019

MADRAS HIGH COURT 2019 PCA को FIR दजिर्व्य करने या वैक��पक न्यायालिय के रूप
में कायर्व्य करने का अ�धिकार नहीं है।

04 People's Union for Civil Liberties v.
Union of India
ESCR010000422005

SUPREME COURT OF

INDIA

2005 NHRC में सेवा�नवृत्त पु�लिस अ�धिका�रयों की �नयु�क्त
पर न्या�यक मतभेद।

05 M.S. Dasauni v. State of Uttarakhand
UKHC010092912010

HIGH COURT OF

UTTARAKHAND

2015 गंभीर कदाचार के �लिए राज्य पु�लिस �शिकायत
प्रा�धिकरण द्वारा अनुशिासनात्मक कारर्व्यवाई वैधि है।

06 Dilip K. Basu v. State of West Bengal
ESCR010006222015

SUPREME COURT OF

INDIA

2015 �हरासत में �हर्चिसा रोकने के �लिए थानों में CCTV और
SHRC का गठन अ�नवायर्व्य है।

07 Extra Judl. Exec. Victim Families Assn.
v. Union of India
ESCR010000702017

SUPREME COURT OF

INDIA

2017 मुआवजिा �मलिने मात्र से फजिर्जी मुठभेड़ों की �न�पक्ष
आपरा�धिक जिांच नहीं रुकती।

08 Krishnkant Chourasiya v. The
Establishment of Lokayukta Madhya
Pradesh
MPHC030050032023

HIGH COURT OF MADHYA

PRADESH

2023 FIR दजिर्व्य न होने पर सीधिे �रट या�चका के बजिाय
म�जिस्टे्रट का रुखि करना चा�हए।

09 Ramesh Ahluwalia v. State of Punjab &
Ors.
ESCR01000932012

SUPREME COURT OF

INDIA

2012 सावर्व्यजि�नक कायर्व्य करने वालिी �नजिी संस्थाओं के �खिलिाफ
भी परमादेशि �रट जिारी की जिा सकती है।

10 Badrinath v. Government of Tamil Nadu
ESCR010004492000

SUPREME COURT OF

INDIA

2000 प्रशिास�नक �नणर्व्ययों में अप्रासं�गक तथ्यों पर भरोसा करने
पर न्या�यक समीक्षा की जिा सकती है।

11 Dileep Kumar Pandey v. Union of India
& Ors.
ESCR010005842025

SUPREME COURT OF

INDIA

2025 परमादेशि �रट का दायरा सावर्व्यजि�नक कतर्व्य�ों के �न�पादन
तक सी�मत है।

12 Union of India v. Bharat Forge Ltd.
ESCR010009202022

SUPREME COURT OF

INDIA

2022 परमादेशि �रट केवलि वैधिा�नक या सावर्व्यजि�नक कतर्व्य�ों की
�वफलिता पर ही जिारी की जिा सकती है।

13 Arun Kumar Bhadoria v. State of
Uttarakhand
UKHC010139052017

HIGH COURT OF

UTTARAKHAND

2018 पु�लिस को अवां�छत हस्तक्षेप से बचाने और �शिकायत
�नवारण हेतु पु�लिस सुधिार अ�नवायर्व्य हैं।

III · च�चर्चित मुकदमे
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# मु क द मा न्यायालि य व षर्च मु ख्य �न णर्च य

14 Raju Sinha v. State of Chhattisgarh
CGHC010401112019

HIGH COURT OF

CHHATTISGARH

2019 पु�लिस द्वारा FIR दजिर्व्य न करने पर म�जिस्टे्रट के समक्ष
वैक��पक उपचार उपलिब्ध हैं।

15 N.C. Dhoundial v. Union of India
ESCR010007122003

SUPREME COURT OF

INDIA

2003 मानवा�धिकार आयोग धिारा 36(2) के तहत एक वषर्व्य से
अ�धिक पुराने मामलिों की जिांच नहीं कर सकता।

16 Hardam Singh v. State of Punjab
PHHC010131412014

HIGH COURT OF PUNJAB

AND HARYANA

2019 �बना कानूनी चेतावनी के शिां�तपूणर्व्य प्रदशिर्व्यनका�रयों पर
पु�लिस गोलिीबारी अवैधि और दंडनीय है।

17 Devlal Sahu v. State of Chhattisgarh
CGHC010227512018

HIGH COURT OF

CHHATTISGARH

2020 सीधिे उच्च न्यायालिय आने के बजिाय CrPC के तहत
वैक��पक कानूनी उपचारों का उपयोग करें।

18 Kishore Kumar Agrawal v. State of
Chhattisgarh
CGHC010086672021

HIGH COURT OF

CHHATTISGARH

2021 FIR दजिर्व्य करने से इनकार पर सीधिे �रट या�चका के
बजिाय धिारा 156(3) का उपयोग करें।

19 Government of Andhra Pradesh v. P.
Gautam Kumar
HBHC010275852012

HIGH COURT FOR STATE

OF TELANGANA

2012 प्रकाशि �सर्चिह �नदर्देशिों के अनुसार DGP का चयन UPSC
के पैनलि से होना चा�हए।

20 Sanjay Singh Rathore v. State of
Chhattisgarh
CGHC010066582021

HIGH COURT OF

CHHATTISGARH

2021 म�जिस्टे्रट के समक्ष उपलिब्ध वैक��पक उपचार के कारण
सीधिे �रट या�चका सुनवाई योग्य नहीं।

21 S. Chandran v. The Superintendent of
Police
HCMD010362402015

MADRAS HIGH COURT 2019 पु�लिस अ�धिका�रयों के �खिलिाफ दायर की गई परेशिान
करने वालिी या�चकाओं को खिा�रजि �कया जिाना चा�हए।

22 Rahul Shrivas v. State of Madhya
Pradesh
MPHC012809562020

HIGH COURT OF MADHYA

PRADESH

2022 FIR दजिर्व्य कराने के �लिए �रट या�चका नहीं, ब��क पु�लिस
�शिकायत की �न�पक्ष जिांच का �नदर्देशि �दया जिा सकता
है।

23 Brajesh Sharma v. State of M.P.
MPHC030128042019

HIGH COURT OF MADHYA

PRADESH

2019 FIR न �लिखिे जिाने पर CrPC की धिारा 156(3) और
200 के तहत म�जिस्टे्रट का उपचार उपलिब्ध है।

24 Kiran Singh v. National Human Rights
Commission
DLHC015507672015

HIGH COURT OF DELHI 2023 फजिर्जी मुठभेड़ों में गंभीर खिा�मयों पर NHRC मुआवजिा
और जिांच की �सफा�रशि कर सकता है।

25 S. Ramesh v. The Chairman, Police
Complaints Authority
HCMA010916852021

MADRAS HIGH COURT 2022 PCA को नए �सरे से जिांच या FIR दजिर्व्य कराने का �नदर्देशि
देने का अ�धिकार क्षेत्र नहीं है।

भार त  में  पु �लि स  दु �र्व्य व हार ,  उ त्पीड़ न  औ र  स त्ता के  दु रु प योग … III · � ��ं त  मु क द मे
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IV. मुकदमे का �ववरण 2 5  के स  फ़ाइ लिें

01 Menino Santana Fernandes v. State of Goa
BOMBAY HIGH COURT ·  2025-08-25 · WPCR/57/2025

यह या�चका State Police Complaints Authority (SPCA) द्वारा CCTV फुटेजि प्रस्तुत करने के आवेदन को खिा�रजि करने वालिे आदेशि को चुनौती

देने के �लिए दायर की गई थी। न्यायालिय ने पाया �क SPCA के समक्ष लिं�बत �शिकायत के मुदे्द, जिैसे �क FIR दजिर्व्य न करना या पु�लिस अ�धिका�रयों के �वरुद्ध

कारर्व्यवाई न करना, Supreme Court द्वारा Prakash Singh v. Union of India मामलिे में �नधिार्व्य�रत SPCA के अ�धिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं आते

हैं। चूं�क संबं�धित �शिकायत और राहत का स्वरूप Section 156(3) of the CrPC के अंतगर्व्यत म�जिस्टे्रट के अ�धिकार क्षेत्र में आता है, न्यायालिय ने इस

�रट या�चका को खिा�रजि कर �दया और SPCA को �नदर्देशि �दया �क वह अं�तम �नणर्व्यय लिेने से पहलिे अपने अ�धिकार क्षेत्र के दायरे पर �वचार करे।

�न णर्च य बम्बई उच्च न्यायालिय ने माना �क राज्य पु�लिस �शिकायत प्रा�धिकरण (SPCA) का क्षेत्रा�धिकार सी�मत है और यह केवलि Prakash Singh
मामलिे में �नधिार्व्य�रत गंभीर पु�लिस कदाचार (जिैसे �हरासत में मृत्यु, गंभीर चोट, बलिात्कार) की जिांच के �लिए ही प्रा�धिकृत है। प्राथ�मकी दजिर्व्य न करना

या पु�लिस �न��ष्क्रियता के मामलिे SPCA के दायरे से बाहर हैं और इनके �लिए CrPC की धिारा 156(3) के तहत म�जिस्टे्रट के पास जिाने का उपचार
मौजिूद है।

“All three points formulated, on the face of it, appear to fall outside the jurisdiction of the SPCA, which is

empowered to act, basically in terms of the judgment of the Supreme Court in Prakash Singh and others

v/s Union of India reported in (2006)8 SCC 1). ... The recommendations of the Complaints Authority, both

at the district and State levels, for any action, departmental or criminal, against a delinquent police oicer

shall be binding on the authority concerned.”

BOMBAY HIGH COURT · 2025 स्रोत HCBM050022162025

02 Suman Meena v. State of Rajasthan
HIGH COURT OF RAJASTHAN ·  2024-08-02 · CRLW/792/2024

यह मामलिा मुख्य रूप से Rajasthan में 'Police Complaints Authority' के गठन और नाग�रकों की सुरक्षा के �लिए एक प्रभावी तंत्र सु�न�श्चित

करने से संबं�धित है। न्यायालिय ने पहलिे के आदेशिों में पु�लिस अ�धिका�रयों की जिवाबदेही तय करने और Prakash Singh v. Union of India के
�नदर्देशिों के अनुरूप राज्य एवं �जिलिा स्तर पर �शिकायत प्रा�धिकरण बनाने का �नदर्देशि �दया था। या�चकाकतार्व्य ने तकर्व्य  �दया �क राज्य सरकार ने इन �नदर्देशिों का

सही पालिन नहीं �कया है और वतर्व्यमान 'Police Accountability Committee' सुप्रीम कोटर्व्य के �दशिा-�नदर्देशिों के अनुरूप नहीं है। न्यायालिय ने राज्य को

एक Standard Operating Procedure (SOP) बनाने और नाग�रकों को सुरक्षा प्रदान करने की प्र�ष्क्रिया को सुदृढ़ करने के �नदर्देशि �दए हैं ता�क

नाग�रकों के मौ�लिक अ�धिकारों की रक्षा हो सके।

�न णर्च य राजिस्थान उच्च न्यायालिय ने राज्य सरकार को �नदर्देशि �दया �क वह Prakash Singh मामलिे में �दए गए �नदर्देशिों के अनुरूप राज्य और �जिलिा

स्तर पर स्वतंत्र 'Police Complaints Authority' का यथाशिीघ्र गठन करे। य�द प्रा�धिकरण समय पर �शिकायतों का �नस्तारण नहीं करता, तो
नाग�रक अनुचे्छद 226 के तहत उच्च न्यायालिय में या�चका दायर कर सकते हैं।

IV · मुकदमे का �ववरण

भार त  में  पु �लि स  दु �र्व्य व हार ,  उ त्पीड़ न  औ र  स त्ता के  दु रु प योग … IV · मु क द मे  का �व व रि ण

VITARK �व �धि क  �र स चर्व्य  ·  गोप नीय 8 / 20



“In this regard, this Court directs the State Government to take the requisite steps for the appointment

and constitution of the ‘Police Complaints Authority’ at the state and district levels in the state of

Rajasthan, in compliance with the directions of the Hon’ble Supreme Court in the judgment in Prakash

Singh (Supra)...”

HIGH COURT OF RAJASTHAN · 2024 स्रोत RJHC020328332024

03 S. Ramesh v. The Chairman, Police Complaints Authority
MADRAS HIGH COURT ·  2019-07-30 · WP/21587/2019

यह मामलिा Puducherry में Police Complaints Authority (PCA) की शि�क्तयों और अ�धिकार क्षेत्र से संबं�धित है। या�चकाकतार्व्य ने PCA द्वारा

जिारी एक आदेशि के कायार्व्यन्वयन की मांग की थी, �जिसमें police को एक भू�म �ववाद (land grabbing) मामलिे में FIR दजिर्व्य करने और जिांच करने का

�नदर्देशि �दया गया था। न्यायालिय ने �नधिार्व्य�रत �कया �क PCA का गठन केवलि पु�लिस अ�धिका�रयों के �खिलिाफ दुराचार की �शिकायतों की जिांच करने और

अनुशिासनात्मक कारर्व्यवाई की �सफा�रशि करने तक सी�मत था। न्यायालिय ने स्पष्ट �कया �क PCA को एक वैक��पक न्यायालिय के रूप में कायर्व्य करने का

अ�धिकार नहीं है और FIR दजिर्व्य करने या जिांच की �नगरानी करने जिैसे �नदर्देशि देना उसके अ�धिकार क्षेत्र से बाहर है, क्यों�क ये शि�क्तयाँ केवलि Code of

Criminal Procedure के तहत सक्षम न्यायालियों के पास हैं।

�न णर्च य न्यायालिय ने स्पष्ट �कया �क पु�लिस �शिकायत प्रा�धिकरण का गठन केवलि पु�लिस अ�धिका�रयों के �वरुद्ध दुराचार की �शिकायतों की जिांच करने
और अनुशिासनात्मक/आपरा�धिक कारर्व्यवाई की �सफा�रशि करने के �लिए �कया गया है। इसके पास वैक��पक अदालित के रूप में कायर्व्य करने या
एफआईआर दजिर्व्य कराने का �नदर्देशि जिारी करने का कोई अ�धिकार क्षेत्र नहीं है।

“The Police Complainants Authority owes its existence to the judgment of the Hon'ble Supreme Court in

Prakash Singh case and the consequent Government Order passed by the Government of Puducherry. It

can act only within the four corners of the authority vested in it. In the considered view of this Court, the

power to give a direction to register an FIR or to transfer investigation or to complete the investigation

within a particular period or to alter the offence or to direct further investigation or to file a further

report, are all matters falling within the jurisdiction of a competent Court, as prescribed under the Code

of Criminal Procedure.”

MADRAS HIGH COURT · 2019 स्रोत HCMA011247212019

04 People's Union for Civil Liberties v. Union of India
SUPREME COURT OF INDIA ·  2005-01-18 ·  2005 INSC  35

यह मामलिा National Human Rights Commission (NHRC) में सदस्य के रूप में एक सेवा�नवृत्त पु�लिस अ�धिकारी की �नयु�क्त की वैधिता से

संबं�धित है। या�चकाकतार्व्यओं ने तकर्व्य  �दया �क Section 3(1)(d) के तहत पु�लिस अ�धिकारी इस पद के �लिए पात्र नहीं हैं और �नयु�क्त प्र�ष्क्रिया में उ�चत

परामशिर्व्य का अभाव था। प्र�तवादी ने तकर्व्य  �दया �क संबं�धित अ�धिकारी को मानवा�धिकारों से संबं�धित मामलिों में �ापक अनुभव है। न्यायालिय के समक्ष दो

न्यायाधिीशिों की खिंडपीठ में मतभेद उत्पन्न हुआ। न्यायमू�तर्चि Y.K. Sabharwal ने माना �क पु�लिस पृष्ठभू�म वालिे ��क्त की �नयु�क्त से आम जिनता का

�वश्वास कम हो सकता है और यह संस्था की �न�पक्षता को प्रभा�वत कर सकता है, इस�लिए इसे शिून्य घो�षत �कया। इसके �वपरीत, न्यायमू�तर्चि D.M.

Dharmadhikari ने माना �क कानून में पु�लिस अ�धिकारी पर कोई स्पष्ट प्र�तबंधि नहीं है। मतभेद के कारण मामलिे को एक बड़ी बेंच (larger Bench)

को भेजि �दया गया।
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�न णर्च य न्यायालिय के समक्ष यह गंभीर �वचारणीय प्रश्न था �क क्या पु�लिस अ�धिका�रयों को मानवा�धिकार आयोग का सदस्य बनाया जिाना चा�हए।
न्यायालिय ने रेखिां�कत �कया �क पु�लिस �हरासत में उत्पीड़न और मानवा�धिकारों के गंभीर उ�लिंघन की जिांच में आयोग के प्र�त जिनता का �वश्वास
बनाए रखिने के �लिए इसकी �न�पक्षता और जिन-धिारणा अत्यंत महत्वपूणर्व्य है।

“When a Police officer is a member of NHRC, the question to be asked is not to his bias but is the

impression of a reasonable right minded person and the confidence the Commission would generate as a

result of participation of a person of such a background.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2005 स्रोत ESCR010000422005

05 M.S. Dasauni v. State of Uttarakhand
HIGH COURT OF UTTARAKHAND ·  2015-11-23 · WPSS/48/2010

यह मामलिा Uttarakhand Police Act, 2007 के तहत ग�ठत State Police Complaints Authority की शि�क्तयों और कायर्व्यप्रणालिी से संबं�धित

है। या�चकाकतार्व्य, एक Police Sub-Inspector, ने Authority द्वारा उसके �वरुद्ध 'Serious misconduct' के �लिए अनुशिासनात्मक कारर्व्यवाई की

�सफा�रशिों और �वभागीय जिांच को चुनौती दी थी। या�चकाकतार्व्य का मुख्य तकर्व्य  यह था �क Authority एक बहु-सदस्यीय �नकाय है, और इसके

Chairman द्वारा अकेलिे �लिया गया �नणर्व्यय कानूनी रूप से मान्य नहीं है। न्यायालिय ने पाया �क भलिे ही प्रारं�भक आदेशि में त्रु�ट थी, बाद में संपूणर्व्य

Authority ने मामलिे की जिांच की और या�चकाकतार्व्य को दोषी पाया। न्यायालिय ने या�चकाकतार्व्य की चुनौती को खिा�रजि करते हुए कहा �क अनुशिासनात्मक

प्र�ष्क्रियाए ंUttar Pradesh Police Officers of Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) Rules, 1991 के अनुसार जिारी रह

सकती हैं।

�न णर्च य न्यायालिय ने उत्तराखिंड पु�लिस अ�धि�नयम के तहत पु�लिस �शिकायत प्रा�धिकरण द्वारा पु�लिस क�मर्चियों के �वरुद्ध "गंभीर दुराचार" (जिैसे अवैधि
�हरासत और अवां�छत बलि प्रयोग) की जिांच करने और �वभाग को कारर्व्यवाई की �सफा�रशि करने की शि�क्तयों को �व�धिमान्य माना।

“Under Section 74 any person may lodge his complaint, relating to any “misconduct” or “ serious

misconduct” on the part of police personnel, with the Authority...”

HIGH COURT OF UTTARAKHAND · 2015 स्रोत UKHC010092912010

06 Dilip K. Basu v. State of West Bengal
SUPREME COURT OF INDIA ·  2015-07-24 ·  2015 INSC  524

यह मामलिा पु�लिस �हरासत में होने वालिी मौतों और यातनाओं की बढ़ती घटनाओं से संबं�धित है। न्यायालिय ने Protection of Human Rights Act,

1993 के तहत राज्य सरकारों को कई �नदर्देशि जिारी �कए। न्यायालिय ने माना �क Section 21 के तहत राज्य मानव अ�धिकार आयोग (SHRC) का गठन

करना सरकारों का कतर्व्य� है, न �क केवलि एक �ववेकाधिीन शि�क्त। \n\nन्यायालिय ने �नदर्देशि �दया �क �न�दर्चिष्ट राज्यों को छह महीने के भीतर SHRC

स्था�पत करने चा�हए और खिालिी पदों को तीन महीने के भीतर भरना चा�हए। इसके अलिावा, जिेलिों में CCTV कैमरे लिगाना, पु�लिस थानों में सीसीटीवी पर

�वचार करना, और थानों में म�हलिा कांस्टेबलिों की �नयु�क्त सु�न�श्चित करना अ�नवायर्व्य �कया गया है। साथ ही, जिेलिों में गैर-आ�धिका�रक आगंतुकों की

�नयु�क्त और �हरासत में मौतों के मामलिों में उ�चत अ�भयोजिन चलिाने का आदेशि �दया गया है।

�न णर्च य उच्चतम न्यायालिय ने �नदर्देशि �दया �क मानवा�धिकार संरक्षण अ�धि�नयम की धिारा 21 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य मानवा�धिकार आयोग

(SHRC) का गठन करना अ�नवायर्व्य है। �हरासत में �हर्चिसा और यातना को रोकने के �लिए जिेलिों और पु�लिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लिगाए जिाने
चा�हए और स्वतंत्र �नगरानी सु�न�श्चित की जिानी चा�हए।
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“Protection of Human Rights Act, 1993 symbolises the culmination of a long drawn struggle and crusade

for protection of human rights in this country as much as elsewhere is the world.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2015 स्रोत ESCR010006222015

07 Extra Judl. Exec. Victim Families Assn. v. Union of India
SUPREME COURT OF INDIA ·  2017-07-14 ·  2017 INSC  620

यह मामलिा म�णपुर में पु�लिस और सशिस्त्र बलिों द्वारा क�थत फजिर्जी मुठभेड़ों (fake encounters) में हुई 1528 मौतों की जिांच से संबं�धित है। न्यायालिय ने

यह स्पष्ट �कया �क लिंबी समयाव�धि या पी�ड़त प�रवारों द्वारा मुआवजिा स्वीकार कर लिेने मात्र से राज्य को गंभीर अपराधिों की जिांच से छूट नहीं �मलिती।

न्यायालिय ने माना �क सावर्व्यजि�नक �हत या�चका (Public Interest Litigation) के तहत तीसरे पक्ष द्वारा उठाई गई मांग पर सुनवाई की जिा सकती है

क्यों�क न्याय तक पहुंच एक मानवा�धिकार है। न्यायालिय ने इन घटनाओं की �न�पक्ष जिांच के �लिए CBI को एक �वशिेष जिांच दलि (SIT) ग�ठत करने का

�नदर्देशि �दया और म�णपुर पु�लिस को जिांच से अलिग रखिा। साथ ही, न्यायालिय ने National Human Rights Commission (NHRC) की

प्रभावशिीलिता बढ़ाने और इसके �दशिा-�नदर्देशिों के अ�नवायर्व्य कायार्व्यन्वयन पर जिोर �दया।

�न णर्च य उच्चतम न्यायालिय ने माना �क पु�लिस द्वारा �कए गए गंभीर अपराधिों (जिैसे फजिर्जी मुठभेड़ या अवैधि हत्याए)ं में केवलि �वत्तीय मुआवजिा देना
जिांच का �वक�प नहीं हो सकता। संवैधिा�नक न्यायशिास्त्र जिघन्य अपराधिों के केवलि मुआवजिे के जि�रए �नपटारे की अनुम�त नहीं देता, और ऐसे

मामलिों में सीबीआई (CBI) जिैसी स्वतंत्र एजिें�सयों द्वारा �न�पक्ष जिांच अ�नवायर्व्य है।

“Compensation has been awarded to the next of kin for the agony they have suffered and to enable them

to immediately tide over their loss and for their rehabilitation. This cannot override the law of the land,

otherwise all heinous crimes would get settled through payment of monetary compensation. The

constitutional jurisprudence docs not permit this...”

SUPREME COURT OF INDIA · 2017 स्रोत ESCR010000702017

08 Krishnkant Chourasiya v. The Establishment of Lokayukta Madhya Pradesh
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH ·  2023-02-27 · WP/4299/2023

यह या�चका मुख्य रूप से पु�लिस या संबं�धित अ�धिका�रयों को FIR दजिर्व्य करने के �नदर्देशि देने की मांग के साथ दायर की गई थी। या�चकाकतार्व्यओं का तकर्व्य  था

�क उन्होंने कुछ अ�धिका�रयों के �खिलिाफ �शिकायतें दजिर्व्य की थीं, �जिन पर कोई कारर्व्यवाई नहीं हुई। न्यायालिय ने सुप्रीम कोटर्व्य के �नणर्व्ययों (जिैसे Sakiri Vasu

vs. State of U.P.) का हवालिा देते हुए स्पष्ट �कया �क FIR दजिर्व्य कराने के �लिए अनुचे्छद 226 के तहत �रट या�चका दायर करना उ�चत उपाय नहीं है।

न्यायालिय ने कहा �क य�द पु�लिस कारर्व्यवाई नहीं करती है, तो �शिकायतकतार्व्य के पास CrPC की धिारा 154(3), 156(3), 190 और 200 के तहत म�जिस्टे्रट

के समक्ष �शिकायत करने का प्रभावी वैक��पक कानूनी उपाय उपलिब्ध है। अतः, न्यायालिय ने या�चका को खिा�रजि कर �दया और या�चकाकतार्व्यओं को

म�जिस्टे्रट या संबं�धित �वशिेष न्यायाधिीशि के समक्ष �शिकायत करने की स्वतंत्रता दी।

�न णर्च य उच्च न्यायालिय ने माना �क एफआईआर दजिर्व्य न करने की �शिकायत को लिेकर सीधिे अनुचे्छद 226 के तहत �रट या�चका दायर नहीं की जिा

सकती। पी�ड़त ��क्त के पास दंड प्र�ष्क्रिया सं�हता (CrPC) के तहत म�जिस्टे्रट के समक्ष धिारा 156(3) और धिारा 200 के रूप में अत्य�धिक प्रभावी
वैक��पक वैधिा�नक उपचार उपलिब्ध हैं।

“Even in cases where no action is taken by the police on the information given to them, the informant's

remedy lies under Sections 190, 200 CrPC, but a writ petition in such a case is not to be entertained.”
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HIGH COURT OF MADHYA PRADESH · 2023 स्रोत MPHC030050032023

09 Ramesh Ahluwalia v. State of Punjab & Ors.
SUPREME COURT OF INDIA ·  2012-09-13 ·  2012 INSC  394

यह मामलिा एक �नजिी स्कूलि के कमर्व्यचारी द्वारा अपनी सेवा समा�प्त को चुनौती देने से संबं�धित है। न्यायालिय ने स्पष्ट �कया �क यद्य�प एक �नजिी संस्था

'State' की प�रभाषा में नहीं आती है, �फर भी य�द वह सावर्व्यजि�नक कायर्यों का �नवर्व्यहन कर रही है, तो उसके �वरुद्ध Article 226 के तहत Writ

petition दायर की जिा सकती है। न्यायालिय ने यह भी माना �क अनुशिासनात्मक स�म�त (Disciplinary Committee) की कायर्व्यवाही में �न�पक्षता का

अभाव था, क्यों�क जिो ��क्त प्रबंधिन का गवाह था, वही अपीलि सुनने वालिी स�म�त का सदस्य भी था। न्यायालिय ने अनुशिासनात्मक स�म�त के आदेशि को

रद्द कर �दया और या�चकाकतार्व्य को उ�चत मंच, यानी State School Education Tribunal के समक्ष अपीलि दायर करने की अनुम�त दी।

�न णर्च य उच्चतम न्यायालिय ने परमादेशि (Mandamus) �रट के �ापक क्षेत्रा�धिकार पर बलि देते हुए कहा �क य�द कोई भी �नकाय (चाहे वह �नजिी

हो या सावर्व्यजि�नक) �कसी लिोक कतर्व्य� (public duty) का पालिन कर रहा है, तो उसके �खिलिाफ न्याय तक पहुंच सु�न�श्चित करने के �लिए परमादेशि
�रट जिारी की जिा सकती है।

“Mandamus is a very wide remedy which must be easily available “to reach injustice wherever it is

found”. Technicalities should not come in the way of granting that relief under Article 226.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2012 स्रोत ESCR01000932012

10 Badrinath v. Government of Tamil Nadu
SUPREME COURT OF INDIA ·  2000-09-29 ·  2000 INSC  473

यह मामलिा भारतीय प्रशिास�नक सेवा (IAS) के एक अ�धिकारी की पदोन्न�त (promotion) से संबं�धित है, �जिन्हें 'super time scale' में पदोन्नत नहीं

�कया गया था क्यों�क उनके �खिलिाफ कुछ अनुशिासनात्मक कायर्व्यवाही और प्र�तकूलि �टप्प�णयां (adverse remarks) लिं�बत थीं। न्यायालिय ने �नणर्व्यय

�दया �क Governor द्वारा राष्ट्रप�त शिासन के दौरान हटाए गए आरोपों के आधिार पर दी गई 'censure' अवैधि थी, और प्रशिास�नक कारर्व्यवाई में इन पुराने

और बेअसर हो चुके प्र�तकूलि तथ्यों का उपयोग करना Article 16 के तहत 'fair consideration' के अ�धिकार का उ�लिंघन है। न्यायालिय ने

Wednesbury principles को लिागू करते हुए कहा �क जिब चयन स�म�त ने अप्रासं�गक और पुरानी सामग्री पर भरोसा �कया हो, तो न्या�यक समीक्षा

की जिा सकती है। अतः, �नणर्व्यय को रद्द कर �दया गया।

�न णर्च य न्यायालिय ने स्पष्ट �कया �क य�द कोई सरकारी या प्रशिास�नक प्रा�धिकरण वैधिा�नक शि�क्तयों का प्रयोग मनमाने ढंग से, दुभार्व्यवनापूणर्व्य रूप से

(mala fide), या अप्रासं�गक �वचारों के आधिार पर करता है, तो उच्च न्यायालिय अनुचे्छद 226 के तहत हस्तक्षेप कर उसे कानून के अनुसार कायर्व्य
करने के �लिए बाध्य कर सकता है।

“High Courts in India exercising their jurisdiction under Article 226 have the power to issue a writ of

mandamus or a writ in the nature of mandamus or to pass orders and give necessary directions where

the government or a public authority has failed to exercise or has wrongly exercised the discretion

conferred upon it...”

SUPREME COURT OF INDIA · 2000 स्रोत ESCR010004492000

11 Dileep Kumar Pandey v. Union of India & Ors.
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SUPREME COURT OF INDIA ·  2025-05-21 ·  2025 INSC  749

यह मामलिा इस प्रश्न से संबं�धित था �क क्या Air Force School, Bamrauli को Constitution of India के Article 12 के तहत 'State' या

'authority' माना जिा सकता है और क्या इसके �खिलिाफ Article 226 के अंतगर्व्यत writ या�चका दायर की जिा सकती है। न्यायालिय के समक्ष मुख्य

�ववाद �शिक्षकों की सेवा संबंधिी कायर्व्यवा�हयों और स्कूलि के प्रबंधिन पर Indian Air Force (IAF) के �नयंत्रण की प्रकृ�त पर था।\n\nबहुमत के �नणर्व्यय में,

उच्चतम न्यायालिय ने माना �क स्कूलि 'State' की प�रभाषा में नहीं आता है, क्यों�क इसका प्रबंधिन �कसी सरकारी �नयंत्रण या वैधिा�नक �नयमों के अधिीन

नहीं है, और यह �नजिी अनुबंधि के दायरे में आता है। अतः, writ या�चका सुनवाई योग्य नहीं है। हालिां�क, एक न्यायाधिीशि ने असहम�त जिताते हुए माना �क

स्कूलि सावर्व्यजि�नक कायर्व्य (�शिक्षा) कर रहा है और IAF का उस पर गहरा �नयंत्रण है, �जिससे यह writ अ�धिकार क्षेत्र के अंतगर्व्यत आता है।

�न णर्च य न्यायालिय ने माना �क अनुचे्छद 226 के तहत परमादेशि जिारी करने के �लिए प्र�तवादी का 'राज्य' होना अ�नवायर्व्य नहीं है, ब��क उसके द्वारा

�कसी सकारात्मक लिोक कतर्व्य� (public duty) या दा�यत्व का �नवर्व्यहन �कया जिाना आवश्यक है।

“The words “any person or authority” used in Article 226 are, therefore, not to be confined only to

statutory authorities and instrumentalities of the State. They may cover any other person or body

performing public duty. ... No matter by what means the duty is imposed, if a positive obligation exists

mandamus cannot be denied.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2025 स्रोत ESCR010005842025

12 Union of India v. Bharat Forge Ltd.
SUPREME COURT OF INDIA ·  2022-08-16 ·  2022 INSC  837

यह मामलिा एक सरकारी �न�वदा (tender) प्र�ष्क्रिया में GST दरों और HSN कोड के �नधिार्व्यरण से संबं�धित है। �न�वदा में भाग लिेने वालिे बोलिीदाताओं ने

अलिग-अलिग GST दरें उद्धतृ कीं, �जिससे मू�य तुलिना और रैं�कर्चिग प्रभा�वत हुई। उच्च न्यायालिय ने �नदर्देशि �दया था �क �न�वदाकतार्व्य (appellant) को सही

HSN कोड और लिागू GST दर स्पष्ट करनी चा�हए ता�क एक समान प्र�तस्पधिार्व्य (level playing field) सु�न�श्चित हो सके। सवर्वोच्च न्यायालिय ने इस

आदेशि को खिा�रजि कर �दया। न्यायालिय ने स्पष्ट �कया �क �न�वदा दस्तावेजिों के तहत सही HSN कोड और GST दर बताना बोलिीदाता की �जिम्मेदारी है।

न्यायालिय ने यह भी कहा �क �न�वदाकतार्व्य पर ऐसी कोई वैधिा�नक या सावर्व्यजि�नक �जिम्मेदारी (public duty) नहीं है �क वह स्वयं कर अ�धिका�रयों से HSN
कोड का स्पष्टीकरण मांगे, और �रट जिारी करने के �लिए ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी।

�न णर्च य न्यायालिय ने स्पष्ट �कया �क परमादेशि �रट जिारी करने के �लिए यह अ�नवायर्व्य शितर्व्य है �क कानून या सं�व�धि द्वारा प्र�तवादी पर एक सावर्व्यजि�नक
या वैधिा�नक कतर्व्य� आरो�पत �कया गया हो और उस कतर्व्य� के पालिन में �वफलिता सा�बत हो।

“A Writ of Mandamus or a direction, in the nature of a Writ of Mandamus, is not to be withheld, in the

exercise of powers of Article 226 on any technicalities. This is subject only to the indispensable

requirements being fulfilled. There must be a public duty.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2022 स्रोत ESCR010009202022

13 Arun Kumar Bhadoria v. State of Uttarakhand
HIGH COURT OF UTTARAKHAND ·  2018-05-15 · WPPIL/48/2017

यह जिन�हत या�चका (PIL) उत्तराखिंड में पु�लिस बलि के �लिए बेहतर सेवा शितर्यों और मानवीय कायर्व्य प�र�स्थ�तयों की मांग को लिेकर दायर की गई थी।

या�चकाकतार्व्य ने तकर्व्य  �दया �क पु�लिस अ�धिका�रयों और क�मर्चियों को अत्य�धिक कायर्व्यभार का सामना करना पड़ता है और उनकी सेवा �स्थ�तयों में सुधिार की

आवश्यकता है।\n\nन्यायालिय ने Uttarakhand Police Act, 2007 के प्रावधिानों का �वश्लेषण करते हुए माना �क राज्य सरकार के पास पहलिे से ही
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पु�लिस क�याण, �शिकायतों के �नवारण और कायर्व्य �स्थ�तयों में सुधिार के �लिए पयार्व्यप्त वैधिा�नक ढांचा मौजिूद है। यद्य�प न्यायालिय ने पु�लिस सुधिारों और

क�मर्चियों की कायर्व्य �स्थ�तयों पर महत्वपूणर्व्य �टप्प�णयां कीं, लिे�कन राज्य सरकार द्वारा कानून के पालिन और पु�लिस क�याण ब्यूरो के स�ष्क्रिय कायार्व्यन्वयन के

�नदर्देशि के साथ या�चका का �नपटारा कर �दया गया।

�न णर्च य उच्च न्यायालिय ने माना �क पु�लिस �वस्था में सुधिार, उसे राजिनी�तक और अनु�चत बाहरी हस्तक्षेपों से मुक्त रखिने और नाग�रकों के
अ�धिकारों की रक्षा करने के �लिए पु�लिस �शिकायत �नवारण तंत्र और स्वतंत्र �शिकायत प्रा�धिकरणों की भू�मका अत्य�धिक महत्वपूणर्व्य है।

“The Commission has recommended a structure so as to insulate police from unwarranted interference...

the complaints authorities would provide an effective grievance redressal mechanism against police high

handedness.”

HIGH COURT OF UTTARAKHAND · 2018 स्रोत UKHC010139052017

14 Raju Sinha v. State of Chhattisgarh
HIGH COURT OF CHHATTISGARH ·  2019-11-27 · WPCR/1176/2019

यह मामलिा पु�लिस द्वारा FIR दजिर्व्य न करने के �वरुद्ध दायर की गई एक �रट या�चका से संबं�धित है। या�चकाकतार्व्य ने मांग की थी �क प्र�तवा�दयों के �वरुद्ध

Section 420 of the IPC के तहत मामलिा दजिर्व्य �कया जिाए। न्यायालिय ने या�चका को खिा�रजि करते हुए स्पष्ट �कया �क जिब पु�लिस FIR दजिर्व्य करने से

इनकार करती है, तो संबं�धित ��क्त के पास Section 154(3), Section 156(3), and Section 200 of the CrPC के तहत प्रभावी वैक��पक

कानूनी उपचार उपलिब्ध हैं। न्यायालिय ने यह भी स्था�पत �कया �क ऐसे मामलिों में सीधिे Article 226 of the Constitution of India के तहत �रट

या�चका दायर करना उ�चत नहीं है और या�चकाकतार्व्य को संबं�धित न्या�यक म�जिस्टे्रट के समक्ष जिाने का �नदर्देशि �दया गया।

�न णर्च य न्यायालिय ने सुस्था�पत न्या�यक �सद्धांतों को दोहराते हुए कहा �क पु�लिस द्वारा संज्ञेय अपराधि की �शिकायत पर भी कारर्व्यवाई न करने की
�स्थ�त में नाग�रक को पहलिे दंड प्र�ष्क्रिया सं�हता के तहत उपलिब्ध पु�लिस अधिीक्षक (154(3)) या म�जिस्टे्रट (156(3)) के समक्ष वैक��पक उपायों का
पालिन करना चा�हए, न �क सीधिे उच्च न्यायालिय में �रट या�चका लिानी चा�हए।

“...the remedy available to the aggrieved person lies to approach the Judicial Magistrate under Section

156(3) of the CrPC. We are of the opinion that the High Court should not encourage this practice and

should ordinarily refuse to interfere in such matters...”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH · 2019 स्रोत CGHC010401112019

15 N.C. Dhoundial v. Union of India
SUPREME COURT OF INDIA ·  2003-12-11 ·  2003 INSC  703

यह मामलिा National Human Rights Commission (NHRC) के अ�धिकार क्षेत्र और प�रसीमा (limitation) से संबं�धित है। एक सरकारी

अ�धिकारी ने CBI अ�धिका�रयों पर अवैधि �हरासत और उत्पीड़न का आरोप लिगाया था। NHRC ने पहलिे �शिकायत खिा�रजि की, लिे�कन बाद में पुन�वर्चिचार

या�चका पर CBI अ�धिका�रयों के �खिलिाफ अनुशिासनात्मक कारर्व्यवाई का �नदर्देशि �दया। सवर्वोच्च न्यायालिय ने �नणर्व्यय �दया �क Protection of Human

Rights Act, 1993 की Section 36(2) के तहत NHRC एक वषर्व्य से अ�धिक पुरानी घटनाओं का संज्ञान नहीं लिे सकता। न्यायालिय ने माना �क इस

मामलिे में 'continuing wrong' का �सद्धांत लिागू नहीं होता और NHRC ने अपनी वैधिा�नक सीमाओं का उ�लिंघन �कया है। तदनुसार, NHRC का

�नदर्देशि Article 14 का उ�लिंघन मानते हुए रद्द कर �दया गया।
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�न णर्च य उच्चतम न्यायालिय ने माना �क राष्ट्रीय मानवा�धिकार आयोग (NHRC) एक वैधिा�नक �नकाय है और यह कानून द्वारा स्था�पत सीमाओं से

बंधिा हुआ है। अ�धि�नयम की धिारा 36(2) मानवा�धिकार आयोग पर एक सख्त प�रसीमा (jurisdictional bar) लिगाती है, �जिसके कारण वह
घटना की �त�थ से एक वषर्व्य की अव�धि समाप्त हो जिाने के बाद �कसी मामलिे की जिांच नहीं कर सकता।

“The Commission, which is the creature of statute, is bound by its provisions. ... Section 36(2) of the Act

thus places an embargo against the Commission enquiring into any matter after expiry of one year from

the date of the alleged act violative of human rights.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2003 स्रोत ESCR010007122003

16 Hardam Singh v. State of Punjab
HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA ·  2019-09-12 · CRA-D/109/2014

यह मामलिा 25 अक्टूबर 1991 को अबोहर �स्थत भवानी कॉटन �मलि में मजिदूरों की हड़तालि के दौरान हुई पु�लिस फाय�रर्चिग से संबं�धित है, �जिसमें आठ

��क्तयों की मृत्यु हुई और अठारह घायलि हो गए। शिुरुआत में पु�लिस ने स्वयं के बचाव का दावा करते हुए मजिदूरों के �खिलिाफ FIR दजिर्व्य की थी, लिे�कन बाद

में पंजिाब और ह�रयाणा उच्च न्यायालिय के �नदर्देशि पर घटना की �न�पक्ष जिांच के �लिए अलिग से FIR दजिर्व्य की गई। न्यायालिय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों

के आधिार पर पाया �क पु�लिस ने �बना �कसी कानूनी आदेशि या पूवर्व्य चेतावनी (जिैसे लिाठी चाजिर्व्य) के शिां�तपूणर्व्य प्रदशिर्व्यनका�रयों पर गोलिीबारी की। सत्र

न्यायालिय द्वारा दी गई दोष�स�द्ध को बरकरार रखिते हुए, उच्च न्यायालिय ने अपीलिकतार्व्यओं को IPC की �व�भन्न धिाराओं और Arms Act के तहत दोषी

ठहराया और सजिा सुनाई।

�न णर्च य उच्च न्यायालिय ने पु�लिस द्वारा अत्य�धिक और गैर-कानूनी बलि प्रयोग (�बना चेतावनी के गोलिीबारी) करने पर पु�लिस अ�धिका�रयों के
अ�भयोजिन और दोष�स�द्ध को बरकरार रखिा। न्यायालिय ने मानवा�धिकारों के सम्मान और पु�लिस जिवाबदेही सु�न�श्चित करने के �लिए पु�लिस सुधिारों
और �शिकायत प्रा�धिकरणों की आवश्यकता पर बलि �दया।

“The National Human Rights Commission (NHRC) was established on 12th October, 1993 as mandated by

the Protection of Human Rights Act, 1993. ... The Commission has recommended a structure so as to

insulate police from unwarranted interference...”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA · 2019 स्रोत PHHC010131412014

17 Devlal Sahu v. State of Chhattisgarh
HIGH COURT OF CHHATTISGARH ·  2020-11-26 · WPCR/442/2018

इस मामलिे में या�चकाकतार्व्यओं ने न्यायालिय से पु�लिस को प्र�तवादी संख्या 5 के �वरुद्ध संज्ञेय अपराधिों के �लिए FIR दजिर्व्य करने का �नदर्देशि देने की मांग की थी।

न्यायालिय ने सवर्वोच्च न्यायालिय के Lalita Kumari v. Government of U.P. और Sakiri Vasu v. State of U.P. के �नणर्व्ययों का संदभर्व्य देते हुए

कहा �क जिब पु�लिस FIR दजिर्व्य करने में �वफलि रहती है, तो या�चकाकतार्व्य को सीधिे उच्च न्यायालिय के पास आने के बजिाय उपलिब्ध वैक��पक वैधिा�नक

उपचारों का उपयोग करना चा�हए। इसमें संबं�धित पु�लिस अधिीक्षक को Section 154(3) CrPC के तहत सू�चत करना, या म�जिस्टे्रट के समक्ष Section

156(3) CrPC के तहत आवेदन करना शिा�मलि है। तदनुसार, न्यायालिय ने या�चका को खिा�रजि कर �दया और या�चकाकतार्व्य को कानून के अनुसार उ�चत

उपचार अपनाने की स्वतंत्रता दी।
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�न णर्च य न्यायालिय ने �नणर्व्यय �दया �क य�द पु�लिस �शिकायत �मलिने पर भी एफआईआर दजिर्व्य नहीं करती, तो या�चकाकतार्व्य सीधिे उच्च न्यायालिय में आने

के बजिाय सीआरपीसी (CrPC) की धिारा 154(3) के तहत पु�लिस अधिीक्षक को �लिखि सकता है, और इसके �वफलि रहने पर धिारा 156(3) के तहत
सक्षम म�जिस्टे्रट से आदेशि प्राप्त कर सकता है।

“We are of the opinion that the High Court should not encourage this practice and should ordinarily

refuse to interfere in such matters, and relegate the petitioner to his alternating remedy, firstly under

section 154(3) ... and if that is of no avail, by approaching the concerned Magistrate under section 156(3).”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH · 2020 स्रोत CGHC010227512018

18 Kishore Kumar Agrawal v. State of Chhattisgarh
HIGH COURT OF CHHATTISGARH ·  2021-03-22 · WPCR/206/2021

या�चकाकतार्व्य ने इस आधिार पर �रट या�चका दायर की थी �क पु�लिस ने उनकी �शिकायत पर FIR दजिर्व्य नहीं की है। या�चकाकतार्व्य का आरोप था �क

प्र�तवा�दयों ने उनकी भू�म पर अवैधि कब्जिा करने का प्रयास �कया। उच्च न्यायालिय ने सुप्रीम कोटर्व्य के �व�भन्न �नणर्व्ययों, �वशिेष रूप से Sakiri Vasu v.

State of U.P. का हवालिा देते हुए यह स्पष्ट �कया �क य�द पु�लिस FIR दजिर्व्य करने से इनकार करती है, तो पी�ड़त ��क्त के पास सीधिे उच्च न्यायालिय में

जिाने के बजिाय CrPC की Section 156(3) के तहत संबं�धित म�जिस्टे्रट के पास जिाने का वैक��पक और प्रभावी कानूनी उपाय उपलिब्ध है। न्यायालिय ने

स्पष्ट �कया �क ऐसे मामलिों में writ jurisdiction का उपयोग नहीं �कया जिाना चा�हए। तदनुसार, या�चका को अस्वीकार कर �दया गया और

या�चकाकतार्व्य को कानून के अनुसार म�जिस्टे्रट के समक्ष जिाने की छूट दी गई।

�न णर्च य उच्च न्यायालिय ने माना �क जिब पु�लिस एफआईआर (FIR) दजिर्व्य करने से इनकार करती है, तो सीधिे अनुचे्छद 226 के तहत �रट अ�धिकार क्षेत्र
का उपयोग नहीं �कया जिाना चा�हए। या�चकाकतार्व्य को सीआरपीसी की धिारा 156(3) के तहत म�जिस्टे्रट के समक्ष जिाना चा�हए, क्यों�क यह एक
प्रभावी वैक��पक उपाय है।

“We are of the opinion that the High Court should not encourage this practice and should ordinarily

refuse to interfere in such matters, and relegate the petitioner to his alternating remedy, firstly under

section 154(3) and section 36, Criminal Procedure Code ... and if that is of no avail, by approaching the

concerned Magistrate under section 156(3).”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH · 2021 स्रोत CGHC010086672021

19 Government of Andhra Pradesh v. P. Gautam Kumar
HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA ·  2012-08-16 · WP/19026/2012

यह मामलिा आंध्र प्रदेशि राज्य द्वारा कें द्रीय प्रशिास�नक न्याया�धिकरण (CAT) के उस आदेशि के �खिलिाफ दायर की गई या�चका से संबं�धित है, �जिसमें DGP

(HoPF) के पद पर V. Dinesh Reddy की �नयु�क्त को चुनौती दी गई थी। या�चकाकतार्व्य ने तकर्व्य  �दया �क �नयु�क्त मनमानी थी, जिब�क प्र�तवादी का

तकर्व्य  था �क यह Prakash Singh v. Union of India में �नधिार्व्य�रत अ�नवायर्व्य �दशिा-�नदर्देशिों का उ�लिंघन है।

�न णर्च य न्यायालिय ने स्पष्ट �कया �क पु�लिस महा�नदेशिक (DGP) के चयन और न्यूनतम कायर्व्यकालि के संबंधि में Prakash Singh मामलिे में सवर्वोच्च

न्यायालिय द्वारा �दए गए �नदर्देशि पूरी तरह से बाध्यकारी हैं और राज्यों को यूपीएससी (UPSC) द्वारा तैयार �कए गए व�रष्ठ अ�धिका�रयों के पैनलि के
आधिार पर ही यह �नयु�क्त करनी होगी।
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“The DGP of the State shall be selected by the State Government from amongst the three senior-most

officers... empanelled for promotion to that rank by the Union Public Service Commission on the basis of

their length of service, very good record and range of experience...”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA · 2012 स्रोत HBHC010275852012

20 Sanjay Singh Rathore v. State of Chhattisgarh
HIGH COURT OF CHHATTISGARH ·  2021-03-18 · WPCR/202/2021

यह मामलिा एक �रट या�चका से संबं�धित है �जिसमें या�चकाकतार्व्य ने पु�लिस द्वारा संज्ञेय अपराधि (cognizable offence) की सूचना देने के बावजिूद FIR

दजिर्व्य न करने के �खिलिाफ न्यायालिय से �नदर्देशि की मांग की थी। न्यायालिय ने सवर्वोच्च न्यायालिय के �नणर्व्ययों जिैसे Sakiri Vasu v. State of U.P. और

Aleque Padamsee v. Union of India का हवालिा देते हुए यह स्पष्ट �कया �क जिब FIR दजिर्व्य नहीं की जिाती, तो पी�ड़त के पास Cr.P.C. की धिारा

154(3), 156(3) या 200 के तहत संबं�धित म�जिस्टे्रट के पास जिाने का वैक��पक और प्रभावी कानूनी उपाय उपलिब्ध है। अतः न्यायालिय ने या�चका को

खिा�रजि करते हुए या�चकाकतार्व्य को उपयुक्त कानूनी मंच पर जिाने की स्वतंत्रता दी।

�न णर्च य न्यायालिय ने माना �क संज्ञेय अपराधि के खिुलिासे पर एफआईआर दजिर्व्य करना पु�लिस का अ�नवायर्व्य कतर्व्य� है, लिे�कन य�द पु�लिस ऐसा नहीं
करती, तो पी�ड़त को सीधिे उच्च न्यायालिय में �रट या�चका दायर करने के बजिाय म�जिस्टे्रट के समक्ष उपलिब्ध वैक��पक वैधिा�नक उपायों को अपनाना
चा�हए।

“The police officer cannot avoid his duty of registering offence if cognizable offence is disclosed. Action

must be taken against erring officers who do not register the FIR ... However, in case the police fails to

register an FIR, the modalities set out under Section 190 read with Section 200 of the CrPC are to be

adopted...”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH · 2021 स्रोत CGHC010066582021

21 S. Chandran v. The Superintendent of Police
MADRAS HIGH COURT ·  2019-07-01 · WP(MD)/15095/2015

या�चकाकतार्व्य ने पु�लिस अ�धिका�रयों के �खिलिाफ �वभागीय अनुशिासनात्मक कारर्व्यवाई शिुरू करने और उसके �वरुद्ध दजिर्व्य आपरा�धिक मामलिों को रोकने के �लिए

Mandamus की मांग की थी। न्यायालिय ने पाया �क यह या�चका प�रवार के संप�त्त �ववाद से प्रे�रत थी और पु�लिस अ�धिका�रयों को डराने के उदे्दश्य से

दायर की गई थी। न्यायालिय ने स्पष्ट �कया �क Article 226 of the Constitution of India के तहत केवलि ठोस सबूत होने पर ही पु�लिस

अ�धिका�रयों के �खिलिाफ कारर्व्यवाई का �नदर्देशि �दया जिा सकता है। पु�लिस अ�धिका�रयों द्वारा कानून के अनुसार दजिर्व्य �कए गए मामलिों को चुनौती देना अनु�चत

है। अतः न्यायालिय ने इस या�चका को vexatious litigation मानते हुए खिा�रजि कर �दया।

�न णर्च य न्यायालिय ने स्पष्ट �कया �क परमादेशि �रट केवलि तभी जिारी की जिा सकती है जिब लिोक सेवक अपने सेवा �नयमों या वैधिा�नक कतर्व्य�ों का
पालिन करने में �वफलि रहे हों। पु�लिस अ�धिका�रयों को डराने-धिमकाने या ��क्तगत �ववादों को �नपटाने के उदे्दश्य से दायर की गई आधिारहीन और

परेशिान करने वालिी या�चकाओं (vexatious litigations) को हतोत्सा�हत �कया जिाना चा�हए।
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“A writ of mandamus would lie undoubtedly if the public servants are failing in their duty to act as per

the Service Rules. ... Contrarily, mere registration of a criminal case against the accused persons would

not provide a cause for them to file writ petitions under Article 226 of the Constitution of India and such

writ petitions are to be treated as vexatious litigations...”

MADRAS HIGH COURT · 2019 स्रोत HCMD010362402015

22 Rahul Shrivas v. State of Madhya Pradesh
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH ·  2022-03-07 · WP/19025/2020

या�चकाकतार्व्य ने इस आधिार पर �शिकायत दजिर्व्य कराई थी �क प्र�तवादी संख्या 5 और 6, �जिनके पास केवलि BAMS की �डग्री है, वे MD (Medicine) का

झूठा दावा कर लिोगों को एलिोपै�थक दवाओं से उपचार करने का भ्रम दे रहे हैं। �जिलिा प्रशिासन की जिांच में �शिकायत सही पाई गई थी, लिे�कन प्र�तवा�दयों का

पंजिीकरण बहालि कर �दया गया। या�चकाकतार्व्य ने पु�लिस द्वारा कोई कारर्व्यवाई न करने के �खिलिाफ न्यायालिय का दरवाजिा खिटखिटाया। उच्च न्यायालिय ने स्पष्ट

�कया �क Article 226 of the Constitution of India के तहत FIR के �लिए Writ जिारी नहीं की जिा सकती, लिे�कन �नदर्देशि �दया �क पु�लिस को

प्राप्त �शिकायत की �न�पक्ष जिांच करनी चा�हए और य�द संज्ञेय अपराधि पाया जिाता है, तो Cr.P.C. के तहत उ�चत कानूनी कारर्व्यवाई करनी चा�हए।

�न णर्च य न्यायालिय ने स्पष्ट �कया �क एफआईआर दजिर्व्य कराने के �लिए अनुचे्छद 226 के तहत �रट जिारी नहीं की जिा सकती, लिे�कन जिब कोई
�शिकायतकतार्व्य पु�लिस स्टेशिन जिाता है, तो यह आवश्यक है �क पु�लिस �शिकायत की जिांच करे और संज्ञेय अपराधि की पु�ष्ट होने पर सीआरपीसी के
तहत कानूनन कारर्व्यवाई सु�न�श्चित करे।

“...indeed no writ can be issued under Article 226 of the Constitution of India in the matter of registration

of FIR, nevertheless, once a complainant has approached the concerned Police Station, it is expected that

the complaint is duly adverted to and if cognizable office is found after verification the same may be put

to action...”

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH · 2022 स्रोत MPHC012809562020

23 Brajesh Sharma v. State of M.P.
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH ·  2019-06-17 · WP/11071/2019

इस मामलिे में या�चकाकतार्व्य ने एक �रट या�चका दायर कर पु�लिस को उसके द्वारा दी गई �शिकायत पर FIR दजिर्व्य करने का �नदर्देशि देने की मांग की थी।

न्यायालिय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था �क क्या FIR दजिर्व्य कराने के �लिए Article 226 of the Constitution of India के तहत �रट या�चका स्वीकायर्व्य

है या नहीं। न्यायालिय ने यह स्पष्ट �कया �क य�द पु�लिस FIR दजिर्व्य नहीं करती है, तो �शिकायतकतार्व्य के पास Sections 154(3), 156(3), 190, और 200

CrPC के तहत सक्षम म�जिस्टे्रट के समक्ष �शिकायत दजिर्व्य करने का वैक��पक और प्रभावी उपचार उपलिब्ध है। इन न्या�यक नजिीरों का हवालिा देते हुए,

न्यायालिय ने �रट या�चका को खिा�रजि कर �दया और या�चकाकतार्व्य को सक्षम क्षेत्रा�धिकार वालिे न्यायालिय में आपरा�धिक �शिकायत दजिर्व्य करने की स्वतंत्रता दी।

�न णर्च य उच्च न्यायालिय ने माना �क पु�लिस �न��ष्क्रियता के �खिलिाफ सीधिे अनुचे्छद 226 के तहत परमादेशि की मांग करने वालिी या�चकाए ं�वचारणीय
नहीं हैं, क्यों�क �शिकायतकतार्व्य के पास सीआरपीसी की धिारा 190 और 200 के तहत म�जिस्टे्रट के समक्ष �नजिी �शिकायत दजिर्व्य कराने का वैक��पक
कानूनी उपाय उपलिब्ध है।

“Even in cases where no action is taken by the police on the information given to them, the informant’s

remedy lies under Sections 190, 200 CrPC, but a writ petition in such a case is not to be entertained.”
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HIGH COURT OF MADHYA PRADESH · 2019 स्रोत MPHC030128042019

24 Kiran Singh v. National Human Rights Commission
HIGH COURT OF DELHI ·  2023-12-14 · W .P . (CRL)/2475/2015

यह मामलिा 5 मई 2006 को �द�लिी पु�लिस के स्पेशिलि सेलि द्वारा �कए गए क�थत फजिर्जी एनकाउंटर से संबं�धित है, �जिसमें पांच ��क्तयों की मृत्यु हो गई थी।

मनोजि के �पता (या�चकाकतार्व्य) ने एनकाउंटर की �न�पक्ष CBI जिांच और कानूनी उत्तरा�धिका�रयों को मुआवजिे की मांग की है। NHRC ने प्रारं�भक जिांच में

पाया �क पु�लिस की कायर्व्यवाही में गंभीर खिा�मयां थीं, जिैसे �क फॉरें�सक साक्ष्यों का अभाव और अ�नवायर्व्य म�जि�स्ट्रयलि जिांच न कराना। तत्पश्चिात, �जिलिा

म�जिस्टे्रट द्वारा की गई जिांच में भी पु�लिस की कहानी पर गंभीर संदेह �क्त �कया गया और CBI जिांच की �सफा�रशि की गई। न्यायालिय ने इन तथ्यों के

आधिार पर मामलिे की गंभीरता को रेखिां�कत �कया है।

�न णर्च य �द�लिी उच्च न्यायालिय ने मानवा�धिकार संरक्षण अ�धि�नयम की धिारा 12 और 13 के तहत राष्ट्रीय मानवा�धिकार आयोग (NHRC) के �वस्तृत

जिांच अ�धिकारों और दीवानी अदालित (Civil Court) जिैसी शि�क्तयों की पु�ष्ट की। आयोग मानवा�धिकारों के हनन और लिोक सेवकों की लिापरवाही
की स्वतः संज्ञान लिेकर या या�चका पर �न�पक्ष जिांच कर सकता है।

“Under Section 12(a), the NHRC has vast powers which include inquiry suo-moto into any complaint or

any incident, intervening in any proceedings involving violation of human rights ... Since the NHRC

exercises powers like a Civil Court under Section 13, what is important is the operative portion of the

NHRC order...”

HIGH COURT OF DELHI · 2023 स्रोत DLHC015507672015

25 S. Ramesh v. The Chairman, Police Complaints Authority
MADRAS HIGH COURT ·  2022-02-02 · WP/18526/2021

यह या�चका मद्रास उच्च न्यायालिय में दायर की गई थी, �जिसमें petitioner ने यह �नदर्देशि मांगा था �क Puducherry के Director General of

Police को Police Complaints Authority के आदेशिों का पालिन करना चा�हए। न्यायालिय ने Prakash Singh v. Union of India मामलिे में

सुप्रीम कोटर्व्य द्वारा �नधिार्व्य�रत �सद्धांतों का हवालिा देते हुए स्पष्ट �कया �क Police Complaints Authority के पास FIR दजिर्व्य करने या नए �सरे से जिांच

का आदेशि देने का अ�धिकार क्षेत्र नहीं है। न्यायालिय ने पाया �क Police Complaints Authority केवलि �व�शिष्ट प�र�स्थ�तयों में ही कायर्व्य कर सकती है।

चूँ�क या�चकाकतार्व्य यह �सद्ध करने में �वफलि रहा �क �कस �व�शिष्ट आदेशि का पालिन �कया जिाना है, न्यायालिय ने या�चका को खिा�रजि कर �दया।

�न णर्च य उच्च न्यायालिय ने स्पष्ट �कया �क पु�लिस �शिकायत प्रा�धिकरण (PCA) के पास पु�लिस अ�धिका�रयों के �वरुद्ध की जिाने वालिी अनुशिासनात्मक

कारर्व्यवाई के दायरे से बाहर जिाकर पु�लिस को नए �सरे से जिांच (fresh investigation) करने या �कसी अन्य नाग�रक के �खिलिाफ प्राथ�मकी दजिर्व्य
करने का �नदर्देशि देने का अ�धिकार क्षेत्र नहीं है।

“...the Police Complaints Authority is not conferred with the jurisdiction either to cause a fresh

investigation or to register an FIR against any person other than the police officer and that the Police

Complaints Authority needs to exercise the power within the four corners of the jurisdiction conferred

by the Apex Court in the case of Prakash Singh supra.”

MADRAS HIGH COURT · 2022 स्रोत HCMA010916852021
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यह मेमो Vitark AI द्वारा सावर्व्यजि�नक रूप से उपलिब्ध �नणर्व्ययों और उपयोगकतार्व्य के प्रश्न के आधिार पर तैयार �कया गया है। यह केवलि �रसचर्व्य सहायता के �लिए है और

कानूनी सलिाह (legal advice) नहीं है। �कसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहलिे सभी case citations, holdings और

quotations को मूलि �नणर्व्यय (source judgment) के �वरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्या�पत �कया जिाना चा�हए।
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